भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
कृषि और सहकारिता विभाग
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1086
23 मार्च, 2012 को उत्‍तर के लिए देय
न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य निर्धारण के मानदण्‍ड
  1086 श्री ओम प्रकाश माथुर:
क्‍या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्‍या देश में कृषि उत्‍पादों के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य निर्धारित करने हेतु कोई संस्‍था कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उस संस्‍था द्वारा अपनायी जाने वाली पद्धती और मापदण्‍ड क्‍या हैं;

(ग) क्‍या किसानों को उनके उत्‍पाद का समुचित समर्थन मूल्‍य मिल रहा है या नही यह निगरानी करने का कोई माध्‍यम केन्‍द्रीय सरकार के पास है;

(घ) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और
(ड) यदि नहीं, तो इसके क्‍या कारण हैं?
उत्‍तर
कृषि मंत्री (श्री शरद पवार)
 (क)तथा(ख) सरकार, कृषि लागत और मूल्‍य आयोग(सीएसीपी) की सिफारिश पर तथा राज्‍यों एवं संबंधित केन्‍द्रीय मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके कृषि उत्‍पाद के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य(एमएसपी) निर्धारित करती है । कृषि लागत और मूल्‍य आयोग, मूल्‍य नीति पर अपनी सिफारिशें तैयार करते समय, अन्‍य बातों के साथ्-साथ, अनेकों महत्‍वपूर्ण कारको पर विचार करता है जिसमें शामिल है- उत्‍पादन लागत,आदान मूल्‍यों में परिवर्तन, बाजार मूल्‍यों में प्रवृत्‍तियां, कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्‍यापार की शर्ते,मांग एवं आपूर्ति की स्‍थिति, सामान्‍य मूल्‍य स्‍तर पर प्रभाव,अन्‍तर्राष्‍ट्रीय बाजार मूल्‍य की स्‍थिति आदि ।
(ग)से(ड.) सरकार, केन्‍द्रीय,राज्‍य तथा राज्‍य की सहकारी एजेन्‍सियों द्वारा किये गये प्रापण संचालनों के माध्‍यम से न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य सूनिश्‍चित करती है । तथापि, यदि बाजार न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य की तुलना में अधिक मूल्‍य चल रहा हो तो किसान उस मूल्‍य पर बेचने को स्‍वतंत्र होते है । हालांकि, किसानों को न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य सुनिश्‍चित करने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किये जाते है ।  
